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______________________________________________________________________________________ 
सार (Abstract)—दक्षिण एशिया एवं व्यापक हिदं-प्रशांत क्षेत्र में विगत डढे़ दशक में शक्ति-संतलुन तजे़ी से 
पनुर्परिभाषित हुआ है। वर्ष 2020 से 2025 के मध्य गलवान घाटी संघर्ष, वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर 
दीर्घकालिक सनै्य गतिरोध, पाकिस्तान की गंभीर आर्थिक अस्थिरता तथा चीन की सतत सनै्य आधनुिकीकरण गति 
ने भारत, चीन एवं पाकिस्तान की रक्षा नीतियों को नए सिरे से गढ़ा है। प्रस्ततु शोध-प्रपत्र इन तीनों राष्ट्रों की रक्षा 
नीतियों का तलुनात्मक विश्लेषण करत े हुए यह प्रश्न उठाता है कि राष्ट्रीय सरुक्षा की अनिवार्यताओ ंऔर सतत 
विकास लक्ष्यों (SDGs) के मध्य किस प्रकार संतलुन साधा जा रहा है, अथवा साधा जाना चाहिए। 
अध्ययन गुणात्मक एवं तलुनात्मक पद्धति पर आधारित है तथा द्वितीयक स्रोतों — सरकारी रक्षा बजट दस्तावेज़ों, 
रक्षा श्वेत-पत्रों, तथा प्रतिष्ठित अतंर्राष्ट्रीय थिकं-टैंक रिपोर्टों (SIPRI, IISS) — के विश्लेषण पर निर्भर है। निष्कर्ष 
दर्शात ेहैं कि भारत एक 'संतलुित प्रतिरोध' (balanced deterrence) मॉडल की ओर अग्रसर है जिसमें आत्मनिर्भरता 
(Atmanirbhar Bharat) की भमूिका महत्वपरू्ण है; चीन सनै्य-असनै्य संलयन (civil-military fusion) के माध्यम 
से रक्षा एवं विकास को संस्थागत रूप से एकीकृत करने का प्रयास कर रहा है; जबकि पाकिस्तान में असंतलुित 
रक्षा-व्यय, बाह्य ऋण-भार तथा राजनीतिक अस्थिरता आर्थिक सततता के लिए गंभीर चनुौती प्रस्ततु करत ेहैं। 
शोध-प्रपत्र नीति-निर्माताओ ंहेत ुएक संतलुित रक्षा-विकास प्रतिमान की अनशुंसा के साथ समाप्त होता है। 
 
मखु्य शब्द (Index Terms)—रक्षा नीति, राष्ट्रीय सरुक्षा, सतत विकास, भारत-चीन-पाकिस्तान, आत्मनिर्भर भारत, 
सामरिक संतलुन 
______________________________________________________________________________________ 

I.​ परिचय (Introduction) 

इक्कीसवीं सदी के तीसरे दशक में दक्षिण एशिया विश्व के सर्वाधिक सनै्यीकृत तथा भ-ूराजनीतिक दृष्टि से 

संवेदनशील क्षेत्रों में गिना जाता है। भारत, चीन एवं पाकिस्तान — तीनों परमाण-ुशक्ति संपन्न राष्ट्र — 

साझा सीमाओ,ं अनसलुझ ेक्षेत्रीय विवादों तथा परस्पर-विरोधी सामरिक हितों के कारण एक जटिल त्रिकोणीय 

सरुक्षा-दवुिधा (security dilemma) में बंधे हुए हैं। वर्ष 2020 का गलवान संघर्ष इस क्षेत्र में एक निर्णायक 

मोड़ सिद्ध हुआ, जिसने भारत की रक्षा नीति में आत्मनिर्भरता, सीमा अवसंरचना विकास एवं बहु-मोर्चा 

तयैारी की दिशा में गुणात्मक परिवर्तन को गति दी। 

साथ ही, चीन की 'सनै्य-असनै्य संलयन' नीति एवं 'बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव' (BRI) के अतंर्गत बनुियादी 

ढांचा विकास को सामरिक विस्तार से जोड़ने की रणनीति, तथा पाकिस्तान की चीन पर बढ़ती 
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आर्थिक-सामरिक निर्भरता (विशषेकर चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे — CPEC — के माध्यम से) ने 

क्षेत्रीय शक्ति-समीकरणों को और अधिक जटिल बना दिया है। ऐसे परिदृश्य में यह अनिवार्य हो जाता है 

कि रक्षा-व्यय एवं राष्ट्रीय सरुक्षा की अनिवार्यताओ ंका अध्ययन केवल सामरिक दृष्टिकोण से न कर, सतत 

विकास लक्ष्यों — गरीबी उन्मलून, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरणीय स्थिरता — के साथ उनके अतंर्संबंध के 

परिपे्रक्ष्य में भी किया जाए। 

प्रस्ततु शोध-प्रपत्र इसी अतंर्संबंध को कें द्र में रखत े हुए तीनों राष्ट्रों की रक्षा नीतियों, रक्षा-बजट प्रवतृ्तियों 

तथा संस्थागत ढाँचों का तलुनात्मक विश्लेषण प्रस्ततु करता है, और यह मलू्यांकन करने का प्रयास करता 

है कि किस राष्ट्र का मॉडल राष्ट्रीय सरुक्षा एवं सतत विकास के मध्य अपेक्षाकृत अधिक संतलुित है। 

II.​ साहित्य समीक्षा (Literature Review) 

दक्षिण एशियाई सरुक्षा अध्ययनों में भारत-चीन-पाकिस्तान त्रिकोण पर पर्याप्त शोध-साहित्य उपलब्ध है। 

स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यटू (SIPRI) की वार्षिक रिपोर्टें वशै्विक रक्षा-व्यय की तलुनात्मक 

प्रवतृ्तियों का प्रामाणिक आकंड़ा-आधार प्रस्ततु करती हैं (SIPRI, 2024)। इंटरनेशनल इंस्टीट्यटू फॉर 

स्टै्रटेजिक स्टडीज़ की 'मिलिट्री बलैेंस' श्रृंखला तीनों देशों की सनै्य क्षमताओ ंका विस्ततृ तकनीकी विवरण 

प्रस्ततु करती है (IISS, 2024)। भारतीय रक्षा मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्टें आत्मनिर्भरता एवं स्वदेशीकरण 

की नीतिगत प्राथमिकताओ ं को रेखांकित करती हैं (Ministry of Defence, Government of India, 

2024)। 

चीन की रक्षा नीति पर कें द्रित अध्ययनों में चीन के राज्य परिषद द्वारा प्रकाशित रक्षा श्वेत-पत्र तथा 

पश्चिमी थिकं-टैंकों के विश्लेषण उल्लेखनीय हैं, जो सनै्य-असनै्य संलयन की अवधारणा को चीन की 

व्यापक राष्ट्रीय पनुरुत्थान रणनीति से जोड़कर देखत ेहैं (State Council Information Office of the 

PRC, 2023)। पाकिस्तान के संदर्भ में अतंर्राष्ट्रीय मदु्रा कोष (IMF) एवं विश्व बैंक की रिपोर्टें रक्षा-व्यय 

एवं ऋण-संकट के मध्य सहसंबंध को रेखांकित करती हैं (International Monetary Fund, 2023)। 

तथापि, विद्यमान साहित्य में एक स्पष्ट अतंराल यह दिखाई देता है कि अधिकांश अध्ययन या तो विशदु्ध 

सामरिक दृष्टिकोण से रक्षा नीतियों का विश्लेषण करत ेहैं, या विकास अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से रक्षा-व्यय 
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का — कित ुदोनों को एकीकृत तलुनात्मक ढाँचे में प्रस्ततु करने वाले अध्ययन सीमित हैं। प्रस्ततु शोध-प्रपत्र 

इसी अतंराल को पाटने का प्रयास करता है। 

III.​ शोध उद्देश्य (Research Objectives) 

1. भारत, चीन एवं पाकिस्तान की रक्षा नीतियों (2020–2025) की तलुनात्मक विवेचना करना। 

2. तीनों देशों में रक्षा-व्यय एवं सामाजिक-विकास व्यय के मध्य सहसंबंध का विश्लेषण करना। 

3. राष्ट्रीय सरुक्षा एवं सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के मध्य संतलुन साधने की संस्थागत रणनीतियों 

की पहचान करना। 

4. नीति-निर्माताओ ंहेत ुसंतलुित रक्षा-विकास प्रतिमान संबंधी अनशुंसाएँ प्रस्ततु करना। 

IV.​ शोध पद्धति (Research Methodology) 

प्रस्ततु अध्ययन गुणात्मक, विवरणात्मक एवं तलुनात्मक (comparative) शोध-अभिकल्प पर आधारित है। 

आकंड़ों का संकलन परू्णतः द्वितीयक स्रोतों से किया गया है, जिनमें सम्मिलित हैं — भारत सरकार के रक्षा 

मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्टें, चीन का राष्ट्रीय रक्षा श्वेत-पत्र, पाकिस्तान का वार्षिक बजट दस्तावेज़, तथा 

SIPRI एवं IISS की तलुनात्मक रिपोर्टें। विश्लेषण की समयावधि 2020 से 2025 तक निर्धारित की गई 

है, जो गलवान संघर्ष से लेकर वर्तमान तक के काल-खंड को समाहित करती है। तलुनात्मक ढाँचे हेत ुतीन 

विश्लेषणात्मक आयाम अपनाए गए हैं: (क) रक्षा-व्यय की मात्रा एवं GDP अनपुात, (ख) सनै्य 

आधनुिकीकरण एवं स्वदेशीकरण की दिशा, तथा (ग) रक्षा-व्यय का सामाजिक-विकास व्यय (शिक्षा, 

स्वास्थ्य) के साथ अतंर्संबंध। 

V.​ भारत की रक्षा नीति (2020–2025) 

गलवान संघर्ष (जनू 2020) के पश्चात भारत की रक्षा नीति में तीन स्पष्ट प्रवतृ्तियाँ उभरीं। प्रथम, सीमा 

अवसंरचना — सड़कों, पलुों एवं सरंुगों — के निर्माण में तीव्र गति, विशषेकर सीमा सड़क संगठन (BRO) के 

माध्यम से। द्वितीय, 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान के अतंर्गत रक्षा उत्पादन के स्वदेशीकरण पर बल, 

जिसमें सकारात्मक स्वदेशीकरण सचूियों (Positive Indigenisation Lists) के माध्यम से चरणबद्ध 

आयात-प्रतिस्थापन की नीति अपनाई गई (Ministry of Defence, Government of India, 2024)। 
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ततृीय, रक्षा उत्पादन एवं निर्यात प्रोत्साहन नीति के अतंर्गत निजी क्षेत्र की भागीदारी तथा रक्षा गलियारों 

(defence corridors) की स्थापना। 

भारत का रक्षा बजट सकल घरेल ूउत्पाद के लगभग 2 से 2.5 प्रतिशत के मध्य स्थिर रहा है, जो चीन एवं 

पाकिस्तान की तलुना में अपेक्षाकृत संतलुित अनपुात दर्शाता है (SIPRI, 2024)। साथ ही, भारत ने 

बहु-ध्रवुीय कूटनीतिक साझदेारियों — क्वाड (QUAD), फ्रांस, संयकु्त राज्य अमेरिका — के माध्यम से 

प्रौद्योगिकी हस्तांतरण एवं संयकु्त उत्पादन को बढ़ावा दिया है, जिससे रक्षा आत्मनिर्भरता के साथ-साथ 

आर्थिक विकास की संभावनाएँ भी सजृित हुई हैं। भारत की नीति इस अर्थ में उल्लेखनीय है कि रक्षा 

उत्पादन को 'मेक इन इंडिया' के व्यापक औद्योगिक ढाँचे से जोड़कर रोज़गार-सजृन एवं तकनीकी विकास 

का साधन भी बनाया गया है। 

 

VI.​ चीन की रक्षा नीति (2020–2025) 

चीन की रक्षा नीति का कें द्रीय स्तंभ 'सनै्य-असनै्य संलयन विकास रणनीति' (Military-Civil Fusion 

Development Strategy) है, जिसके अतंर्गत असनै्य तकनीकी नवाचार — कृत्रिम बदु्धिमत्ता, अतंरिक्ष 

प्रौद्योगिकी, 5G — को सीधे सनै्य आधनुिकीकरण से जोड़ा गया है (State Council Information Office 

of the PRC, 2023)। चीन ने विगत पाँच वर्षों में रक्षा-व्यय में निरंतर वदृ्धि की है, यद्यपि आधिकारिक 

आकंड़ ेGDP के लगभग 1.5 प्रतिशत के आस-पास दर्शाए जात ेहैं, परंत ुअतंर्राष्ट्रीय विश्लेषक वास्तविक 

व्यय को इससे अधिक मानत ेहैं (IISS, 2024)। 

चीन की नीति की विशषेता यह है कि उसने 'बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव' के माध्यम से आर्थिक विकास एवं 

सामरिक विस्तार को एक ही ढाँचे में समाहित किया है — जिससे पाकिस्तान, श्रीलंका एवं अन्य पड़ोसी देशों 

में बनुियादी ढाँचा निवेश साथ-साथ रणनीतिक पहँुच का साधन भी बनता है। तथापि, इस मॉडल की 

आलोचना यह कहकर की जाती है कि यह पारदर्शिता, ऋण-सततता एवं पर्यावरणीय मानकों के प्रश्नों को 

पर्याप्त सम्बोधित नहीं करता, जिससे 'सतत विकास' की व्यापक अवधारणा से इसका सामंजस्य सीमित रह 

जाता है। 
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VII.​ पाकिस्तान की रक्षा नीति (2020–2025) 

पाकिस्तान की रक्षा नीति गंभीर आर्थिक संकट की पषृ्ठभमूि में संचालित हो रही है। वर्ष 2022–23 के 

भगुतान-संतलुन संकट तथा अतंर्राष्ट्रीय मदु्रा कोष (IMF) से बार-बार बेल-आउट पकेैज लेने की आवश्यकता 

ने रक्षा-व्यय की सततता पर गंभीर प्रश्न खड़ ेकिए हैं (International Monetary Fund, 2023)। इसके 

बावजदू, पाकिस्तान का रक्षा बजट राष्ट्रीय बजट का एक बड़ा अनपुात बना हुआ है, जबकि शिक्षा एवं 

स्वास्थ्य क्षेत्र में सार्वजनिक व्यय दक्षिण एशिया में सबसे निम्न स्तर पर है। 

चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) पर बढ़ती निर्भरता ने पाकिस्तान को एक ओर बनुियादी ढाँचा 

विकास का अवसर दिया है, परंत ुदसूरी ओर बाह्य ऋण-भार में भी उल्लेखनीय वदृ्धि की है, जिससे रक्षा 

एवं विकास प्राथमिकताओ ंके मध्य संस्थागत तनाव उत्पन्न हुआ है। पाकिस्तान का मॉडल इस अध्ययन 

में सर्वाधिक असंतलुित प्रतिमान के रूप में सामने आता है, जहाँ राष्ट्रीय सरुक्षा की अनिवार्यताएँ सतत 

विकास लक्ष्यों की कीमत पर प्राथमिकता पाती प्रतीत होती हैं। 

VIII.​ तलुनात्मक विश्लेषण 

तीनों राष्ट्रों की रक्षा नीतियों के तलुनात्मक अवलोकन से स्पष्ट होता है कि भारत रक्षा आत्मनिर्भरता एवं 

आर्थिक विकास के मध्य अपेक्षाकृत संस्थागत संतलुन साधने का प्रयास कर रहा है, जिसमें रक्षा-उत्पादन 

को औद्योगिक नीति का अगं बनाया गया है। चीन रक्षा एवं विकास को 'संलयन' के माध्यम से एकीकृत 

तो करता है, परंत ु पारदर्शिता एवं वशै्विक मानकों के प्रश्न पर उसका मॉडल सीमित जवाबदेही प्रदर्शित 

करता है। पाकिस्तान का प्रतिमान सर्वाधिक असंतलुित है, जहाँ रक्षा-व्यय की प्राथमिकता ने सामाजिक क्षेत्र 

के व्यय को संकुचित किया है तथा आर्थिक सततता को गंभीर जोखिम में डाला है। 

यह तलुना यह भी रेखांकित करती है कि 'राष्ट्रीय सरुक्षा बनाम सतत विकास' का द्वंद्व वस्ततुः शनू्य-योग 

(zero-sum) नहीं होना चाहिए — भारत का अनभुव दर्शाता है कि रक्षा उत्पादन को तकनीकी नवाचार, 

रोज़गार-सजृन एवं औद्योगिक विकास से जोड़कर दोनों उद्देश्यों को परस्पर-परूक बनाया जा सकता है, 

बशर्ते संस्थागत नीति-ढाँचा ससुंगत एवं दीर्घकालिक हो। 
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IX.​ निष्कर्ष एवं नीतिगत सझुाव (Conclusion and Policy Recommendations) 

प्रस्ततु अध्ययन से स्पष्ट होता है कि भारत, चीन एवं पाकिस्तान की रक्षा नीतियाँ राष्ट्रीय सरुक्षा एवं 

सतत विकास के मध्य संतलुन साधने की दृष्टि से भिन्न-भिन्न प्रतिमानों का प्रतिनिधित्व करती हैं। भारत 

का 'संतलुित प्रतिरोध' मॉडल — जो स्वदेशीकरण, बहु-ध्रवुीय साझदेारी एवं औद्योगिक एकीकरण पर 

आधारित है — अपेक्षाकृत सतत एवं संस्थागत रूप से सदुृढ़ प्रतीत होता है। चीन का मॉडल तकनीकी दृष्टि 

से प्रभावी है परंत ु पारदर्शिता के प्रश्न पर सीमित है। पाकिस्तान का मॉडल आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक 

असंवहनीय है। 

नीतिगत दृष्टि से, यह अध्ययन अनशुंसा करता है कि: (क) रक्षा-व्यय की योजना दीर्घकालिक 

विकास-लक्ष्यों के साथ संरेखित की जाए; (ख) रक्षा उत्पादन में स्वदेशीकरण को तकनीकी शिक्षा एवं 

कौशल-विकास से जोड़ा जाए ताकि दोहरा लाभ प्राप्त हो; तथा (ग) क्षेत्रीय विश्वास-निर्माण उपायों 

(confidence-building measures) के माध्यम से दीर्घकालिक सनै्य गतिरोध की आर्थिक लागत को 

न्यनूतम किया जाए। भविष्य के शोध हेत ुसझुाव दिया जाता है कि रक्षा-व्यय एवं मानव विकास सचूकांक 

(HDI) के मध्य मात्रात्मक सहसंबंध पर विस्ततृ सांख्यिकीय अध्ययन किया जाए। 
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